
1/3

आरटीआई अनुरोध� क� अ�ीकृ�त
drishtiias.com/hindi/printpdf/rti-requests-rejections

चचा� म� ��?

हाल ही म� ��ुत क� �ीय सूचना  आयोग (Central Information Commission) क�  वा�ष�क �रपोट�
के अनुसार, क� �  ने वष� 2019-20 म� सूचना  का  अ�धकार (Right to Information) के तहत �कये
गए कुल अनुरोध� म� से  4.3% को अ�ीकार कर �दया  है।

यह अ�ीकृ�त दर वष� 2005-06 म� 13.9% और वष� 2014-15 म� 8.4% थी।

�मुख �ब� दु

�बना  कारण  अ�ीकृ�त: इनम� से लगभग 40% अ�ीकृ�त म� कोई वैध कारण  शा�मल
नह� था , ���क उ��ने सूचना  के अ�धकार अ�ध�नयम (Right to Information Act) के
कुछ उन  खंड� का   उपयोग नह� �कया  �जसके अंतग�त छूट दी गई है।

इन  अ�ीकृ�तय� को CIC डेटा  म� 'अ�' �ेणी के अंतग�त वग�कृत �कया  गया  है।
अकेले �व�  मं�ालय  ने अ�ध�नयम के तहत वैध कारण  �दान  �कये �बना  अपने
कुल आरटीआई अनुरोध� का  40% खा�रज कर �दया।
�धानमं�ी काया �लय, �द�ी उ� �ायालय, �नयं�क और महालेखा  परी�क से
संबं�धत 90% से अ�धक अनुरोध� को अ�ीकार कर �दया  गया , इन  अनुरोध� को
"अ�" �ेणी म� रखा  गया।

अ�धकतम अ�ीकृ�तया ँ: गृह मं�ालय  क�  अ�ीकृ�त दर उ�तम थी, ���क इसने अपने
पास आए कुल आरटीआई के 20% अनुरोध� को खा�रज कर �दया।

�द�ी पु�लस और सेना  म� भी आरटीआई के अ�ीकृ�त क�  दर म� वृ�� देखी गई।

आरटीआई अनुरोध� क�  अ�ीकृ�त का  आधार:

ै
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धारा  8 (1) सूचना  �कटीकरण  म� छूट से संबं�धत है:

यह धारा  सरकार को �कसी भी ऐसी सूचना  जो देश क�  सं�भुता , अखंडता , सुर�ा ,
आ�थ�क �हत� आ�द  से संबं�धत है, को अ�ीकार करने क�  अनुम�त देती है।
वा�ण��क �व�ास, �ापार गोपनीयता  या  बौ��क संपदा  आ�द  जानका�रया ँ।
ऐसी सूचना , �जसके �कटन  से �कसी भी ��� का  जीवन  या  शारी�रक सुर�ा
खतरे म� पड़ जाए।
ऐसी सूचना  जो अपरा�धय� क�  जाँच  या  अ�भयोजन  क�  ���या  को बा�धत करेगी।
ऐसी ���गत जानकारी �जसके �कटीकरण  का  �कसी भी साव�ज�नक ग�त�व�ध
या  �हत से कोई संबंध नह� है।
आरटीआई अनुरोध�  क�  अ�ीकृ�त के मामल� म� लगभग 46% म� धारा  8 (1) का
उपयोग �कया  गया  था।

धारा  9:

यह क� �ीय  लोक सूचना  अ�धकारी या  रा�  लोक सूचना  अ�धकारी को सूचना  के
अनुरोध को अ�ीकार करने का  अ�धकार देता  है, �जसम� कॉपीराइट का  उ�ंघन
शा�मल है।

धारा  24:

यह ��ाचार और मानवा�धकार� के उ�ंघन  के आरोप� को छोड़कर सुर�ा  और
खु�फया  संगठन� से संबं�धत सूचनाओ ंको ��ुत करता  है।
इस �ेणी के अंतग�त आने वाले पा ँच  म� से लगभग एक (20%) आरटीआई अ�ीकार
�कया  गया।

सूचना का अ�धकार (संशोधन) अ�ध�नयम, 2019

इस अ�ध�नयम म� �ावधान  है �क मु�  सूचना  आयु� (Chief Information

Commissioner) और सूचना  आयु�� का  काय�काल क� �  सरकार �ारा  �नधा ��रत �कया
जाएगा।

इनका  काय�काल इस संशोधन  से पहले 5 वष� का  था।
नए �वधेयक के तहत क� �  और रा�  �र पर मु�  सूचना  आयु� एवं सूचना  आयु�� के
वेतन , भ�े तथा  अ� रोज़गार क�  शत� भी क� �  सरकार �ारा  ही तय  क�  जाएंगी।

इस संशोधन  से पहले मु�  सूचना  आयु� के वेतन , भ�े और अ� सेवा  शत� मु�
चुनाव  आयु� के समान  थ� और सूचना  आयु�� क�  चुनाव  आयु�� (रा�� के
मामले म� रा�  चुनाव  आयु�) के समान  थ�।

सूचना  का  अ�धकार अ�ध�नयम, 2005 यह �ावधान  करता  है �क य�द  मु�  सूचना
आयु� और सूचना  आयु� पद  पर �नयु� होते समय  उ�ीदवार �कसी अ� सरकारी
नौकरी क�  प�शन  या  सेवा�नवृ��  लाभ �ा� करता  है तो उस लाभ के बराबर रा�श उसके
वेतन  से घटा  दी जाएगी, ले�कन  इस नए संशोधन  �वधेयक म� इस �ावधान  को समा�
कर �दया  गया  है।

क� �ीय सूचना आयोग
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�ापना:
क� �ीय  सूचना  आयोग क�  �ापना  सूचना  का  अ�धकार अ�ध�नयम (Right to

Information Act), 2005 के �ावधान� के अंतग�त वष� 2005 म� क� �  सरकार �ारा  क�
गई थी। यह संवैधा�नक �नकाय  नह� है।

सद�:

क� �ीय  सूचना  आयोग म� एक मु�  सूचना  आयु� तथा  अ�धकतम 10 क� �ीय  सूचना
आयु�� का  �ावधान  है और इनक�  �नयु�� रा�प�त �ारा  क�  जाती है।

वष� 2019 म� आयोग म� मु�  सूचना  आयु� के अलावा  छह सूचना  आयु� थे।
�नयु��: 

ये �नयु��या ँ �धानमं�ी क�  अ��ता  म� बनी स�म�त क�  अनुशंसा  पर क�  जाती ह�,
�जसम� लोकसभा  म� �वप� का  नेता  और �धानमं�ी �ारा  मनोनीत कै�बनेट मं�ी
बतौर सद� होते ह�।

काय�काल: 

 ऐसे पद� हेतु मु�  सूचना  आयु� और सूचना  आयु� क� �  सरकार �ारा  �नधा ��रत
या  65 वष� क�  आयु (जो भी पहले हो) तक पद  धारण  कर�गे।
इनक�  पुन�न� यु�� नह� क�  जा  सकती है। 

सीआईसी क�  श�� और काय�:
आयोग का  कत�� है �क वह सूचना  का  अ�धकार अ�ध�नयम, 2005 के तहत �कसी
�वषय  पर �ा� �शकायत� के मामले म� संबं�धत ��� से पूछताछ करे।
आयोग उ�चत आधार होने पर �कसी भी मामले म� �तः सं�ान  (Suo-Moto

Power) लेते �ए जाँच  का  आदेश दे सकता  है।
आयोग के पास पूछताछ करने हेतु स�न  भेजने, द�ावेज़� क�  आव�कता  आ�द
के संबंध म� एक �स�वल कोट�  क�  श��या ँ होती ह�।

�ोत: द �ह� दू
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